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 (i)  RELAy  FAST  By  EMPLOYEES  OF
 WILLINGDON  HospiTaL,  NEw  DELHI.

 श्री  उम्र  सेन  (देवरिया  ye  मैं  आपको
 आज्ञा  से  विलीन  अस्पताल नई  दिल्ली

 के  कर्मचारियों की  कुछ  मांगों  की  तरफ

 लेकर  उन्होंन  24  धण्टे  का  क्रमिक  अनशन
 चालू कर  रखा  है।  उन्होंने अपने  विभाग

 के  अधिकारियों को  अपनी  प्रमुख  मानें  लिख
 कर  भी  दी  हैं  लेकिन  कोई  सुनवाई  नहीं  हुई
 है।  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  भी  उन्होंने
 27  नवम्बर,  1977  को  लिख  कर

 दिया  था  7  उनकी  यूनियन का  नाम  है
 विलिंगडन  अस्पताल  बक्से  यूनियन  ।

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  उनकी  कुछ  मांगों को
 मान  भी  लिया  था  और  जो  आदेश  जारी
 किए  थे,  विलिंग्डन  अस्पताल  के  अधिकारीगण
 उन्हें  भी  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हैं
 अब वे  कर्मचारी बेचारे  धरना  दे  रहे  हैं  '

 अधिक  अनशन  कर  रहे  हैं।  शाम को  फाटक
 पर  सभा  करते  हैं,  प्रदर्शन करते  हैं
 इससे  वहां  पर  मरीजों  को  तथा  डाक्टरों  को

 भी  बहुत  सुविधायें हो  रही  हैं।  जनता
 को भी  इससे  बड़ी  असुविधा हो  रही  है।
 उनकी  जो प्रमुख  मांगें  हैं  उन  में  से  पहली
 मांग  यह  है  कि  उन्हें  रहने  के  लिए  आवास
 दिया  जाए  ।  क्लास 1  और  क्लास  2
 क ेजो  बडे  बड़े  डाक्टर  हैं  उनके  लिए  तो
 आवास  का  प्रबन्ध  आपने  कर  ही  दिया  है
 लेकिन  क्लास  3  और  क्लास  4  के  जो  करे-
 चारी  है  उनके  पास  आवास  का  अभाव है
 और  वे  आवासीय सुविधा  चाहते  हैं  5  यह
 बहुत  ही  जायज  मांग  है  जिस  की  पूति  कर
 दी  जाती  है  तो  कोई  आपत्ति की  बात  नहीं
 है।  दूसरी  उनकी  मांग  यह  है  कि  उनकी
 भरती  के  कोई  कायदे  कानून  नहीं  हैं।  जिस
 तरह  सें  दूसरे  प्रतिष्ठानों  के  लिए  कानून  आदि
 बनाए  गए  हैं  भरती  के  सम्बन्ध  मैं  उसी  तरह
 से  उनके  लिए  भी  कानून  और  नियम  बनाए
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 जाएं।  उनकी  तीसरी  मांग  यह  हैं  कि  उनके
 लिए भी  सिलेक्शन  ग्रेड  हो  ताकि  उनकी
 तरक्कियां  कायदे  से  हो  सकें  ।  चौथी  उनकी
 मांग  यह  है  कि  उनके  और  अधिकारियों के
 बीच  में,  जो  बड़े  डाक्टर  हैं,  सुर्पारडेण्डेंट
 हैं,  प्रशासनिक  सेवा  के  लोग  हैं,  बातचीत  का
 कोई  माध्यम  नहीं  है,  कोई  ऐसी  सम्पर्क
 समिति  नहीं  है  जिसके  माध्यम  से  उनके
 और  अधिकारियों  के  बीच  में  आपस  में

 मिल  बठ  कर  बातचीत  हो  सके  और  कठिनाइयों
 को  दूर  किया  जा  सके।  बस  प्रकार की
 सम्पर्क  समिति  या  लाइजन  आफिसर  नियम.
 और  कानून बना  करके  उनके  अन्तर्गत

 बनाई  जानी  चाहिए  ताकि  उसके  माध्यम  से
 कर्मचारियों और  अधिकारियों  के  बीच  में
 बातचीत हो  सके

 वेभी  इंसान  हैं,  वे  मानवता  की  सेवा
 करते  हैं,  लोगों  के  दुख  दर्द  को  दूर  करने
 में  सहायक होते  हैं।  आप  तो  सभा नेत्र

 महोदया  स्वयं डाक्टर हैं।  आप  देखें  कि
 यह  कितनी  बिडम्बना की  बात  है  कि  जो
 लोग  दुनिया  का  दुखद  टूर  करते  हैं,  वे  स्वयं
 दुखी  हैं।  जब वे  स्वयं  दुखी  हैं  तो  वे
 किस  तरह  से  लोगों  का  दुख  दे  दूर  कर

 सकते  हैं।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  चाहता  हं
 कि  माननीय  स्वास्थ्य मंत्री  जी  का  और
 सरकार  का  ध्यान  इधर  जाए  और  ईन
 कर्मचारियों ने  जिन्होंने  क्रमिक  अनशन  कर
 रखा  हैं,  जिन्हों  अपनी  पटीशन  भी  दी

 हई  हैऔर  जिन  की  मांगें  बहुत  देर  से  चली

 आ  रही  हैं  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार

 किया  जाए  ।  1973  से  उनकी  मांगें

 लटकती चली  आ  रही  हैं।  वे  कई  बार

 प्रदान कर  चुके  हैं।  उनके एक
 अतिथि

 मान  साहब  को  निकाल  भी  दिया  गया
 था!

 वे  कई  बार  हड़ताल कर  चुके  हैं।  पांच  सार
 बरस  से  उनकी  मांगों पर  कोई  विचार  नहीं

 हुआ  है।  मैं  उनकी  मांगों की  और  आपकी
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 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हं  और

 आर्थिक  करता  हें  कि  उनकी  मांगों  पर

 सहानुभूतिदूवैक  विचार  किया  जाए।

 17.05  hrs.

 (ii)  WorRKERS’  STRIKE  IN  ASSAM  TEA
 (GARDENS  FOR  NON-PROVISION  OF  LABOUR
 QUARTERS.

 SHRI  PURNA  SINHA  (Tezpur):
 Madam  Chairman,  during  the  last
 floods  in  Assam,  a  lot  of  habitable
 houses  were  damaged.  In  Assam,  it
 is  again  a  necessity,  a  legal  obligation,
 for  the  tea  planiation  Managers  to
 construct  habitable  houses  for  tea
 plantation  workers.  They  promised  to
 do  so  more  than  15  years  ago  but
 they  could  notcomplete  the  construc-

 tion  of  the  houses  because  either  the
 money  was  short  or  the  building
 materials  were  not  availiable,  such  as,
 bricks  and  cement.  It  is  a  violation
 of  the  provisions  of  the  Plantation
 Labour  Act.  It  is  still  continuing.

 ‘The  production  of  bricks  was  in-
 sufficient  due  to  non-availability  of
 coal.  Now,  coal  has  been  found  but
 cement  stands  in  the  way  of  removing
 the  backlog  in  the  construction  of
 habitable  houses  for  the  tea  garden
 labour  population.  It  is  understood
 that  the  cement  which  was  alloted  to
 the  tea  industry  from  the  factories,
 such  as,  the  Associated  Cement  Comp-
 any’s  factory  at  Jamul  and  the
 Century  Cement  Factory  at  Tidla  has
 not  been  released  by  the  Regional
 Cement  Controller’s  office  at  Calcutta
 as  a  result  of  which  the  important
 construction  work  during  the  winter
 Season  and  the  repairs  to  the  houses
 which  were  damaged  by  the  floods
 has  been  held  up.  So,  a  number  of
 tea  plantations  have  lost  considerable
 man-days  due  to  worker's  strike  for
 non-provision  of  labour  quarters  and
 others  are  facing  serious  situation  due
 to  labour  unrest.  The  Commerce
 Ministry  should  be  asked  to  see  that
 cement  alloted  for  the  reconstruction
 of  flood-damaged  houses  and  also  for
 the  construction  of  quarters  for  the
 tea  plantation  workers  is  released  by
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 the  Regional  Cement  Controller’s
 Office  in  Calcutta  from  the  factories
 that  I  have  mentioned,  so  that  cement
 is  easily  made  available  to  the  back-
 ward  State  of  Assam  for  the  comple-
 tion  of  works  which  are  left  out  for
 want  of  cement  before  the  winter
 runs  out.

 17.08  hrs.

 (iii)  GRIEVANCES  OF  GOA  FISHERMEN

 SHRI  EDUARDO  FALEIRO  (Mor-
 mugao):  Madam  Chairman,  under
 rule  377,  I  wish  to  draw  the  attention
 of  the  Government  to  a  very  serious
 situation  which  has  arisen  in  the
 union  territory  of  Goa  as  a  result  of
 violent  clashes  between  two  sections
 of  the  fishermen  community  which
 count  about  80,000  people  there.  The
 responsibility  for  the  clashes  is  to  be
 sequarely  laid  on  the  shoulders  both
 of  the  local  Government  and  the  Cen-
 tral  Government.

 There  is  a  law  under  which  the  traw-
 ler-owners  cannot  trespass  in  to  the
 waters  which  are  allotted  to  the
 ccuntry  craft  upto  5  fathems.  In
 spite  of  this  law,  the  country  craft
 are  not  allowed  to  fish  within  the
 area.  The  trawler-cwners  are  coming
 there  and,  as  a  result  of  that,  the
 clashes  are  taking  place.

 I  had  drawn  the  attention  of  the
 Government  to  this  matter  during  the
 last  session  and  at  that  time.  I  was
 assured  that  steps  will  be  taken  and
 that  a  committee  will  be  appointed  hy
 the  Government  consisting  of  re-
 presentatives  of  both  sections  of  the
 fishing  community  and  the  Govern-
 ment  to  look  into  this  matter  and
 settle  their  grievances.  But  पर्ण
 now  nothing  has  been  done.  For  the
 last  many  days.  these  traditional
 fishermen  are  on  a  chain  of  hunger-
 strike.  Because  they  are  poor,  be-
 cause  they  are  backward  and  because
 they  have  no  political  pull,  the  people
 are  not  being  listened  to  and  the
 situation  has  not  changed.  Neither
 the  local  Government  nor  the  Central
 Government  have  taken  any  steps  to


